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तारांकित प्रश्‍न संख्‍या  *316 
जिसका उत्‍तर 26 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

.....

यमुना नदी में प्रदूषण में वृद्धि
*316. चौधरी सुखराम सिंह यादव: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि:
 (क) 
क्या यह सच है कि यमुना नदी की सफाई की विभिन्न योजनाओं के बावजूद इसका जल दिनों-दिन दूषित होता जा रहा है और यमुना में बढ़ते प्रदूषण तथा गंदगी के कारण दिल्ली में भूजल स्तर कम हो गया है और इसकी गुणवत्ता में अत्यंत गिरावट आई है; 
(ख) 
क्या यमुना नदी के जल में अमोनिया का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि उसका पानी पशुओं के पीने योग्य भी नहीं रह गया है; और
(ग) 
यमुना नदी की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए विगत तीन वर्षों में व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण  एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
*****
चौधरी सुखराम सिंह यादव द्वारा “यमुदा नदी में प्रदूषण में वृद्धि” विषय पर पूछे गए राज्य सभा में दिनांक 26.03.2018 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 316 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण। 
(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) 5 राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा) में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के साथ मिलकर मासिक आधार पर 27 स्थानों पर यमुना नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है, जबकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) भी दिल्ली में सात स्थानों पर इसकी निगरानी करती है। यमुना नदी के जल गुणवत्ता संबंधी सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, भौतिक-रसायन और बैक्टीरिया संदूषण में दिल्ली के अलावा राज्यों में 23 स्थानों पर जल गुणवत्ता में कमी आने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। 
दिल्ली में यमुना क्षेत्र में स्थित निगरानी केंद्रों पर यमुना नदी की जल गुणवत्ता ज्यादातर स्वीकार्य सीमा के अनुरूप नहीं है। नजफगढ़ नाले के अनुप्रवाह के पूरे क्षेत्र में अपघटित ऑक्सीजन (डीओ) का स्तर कम है, जो कि वर्ष में मॉनसून के कुछ महीनों को छोड़कर ज्यादातर 0 मिग्रा./ली. पर स्थिर रहता है, केवल सितम्बर के महीने में निजामुद्दीन पुल के पास डीओ का स्तर बढ़कर अधिकतम 5.5 मिग्रा./ली. हो जाता है। दिल्ली में यमुना में सभी स्थानों पर जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा अनुमत्य सीमा से अधिक पाई जाती है। रसायन ऑक्सीजन मांग नजफगढ़ नाले के अनुप्रवाह के बिल्कुल पास खजूरी पल्टून पुल में अधिक पाई जाती है। पूरे वर्ष पीएच की मात्रा ठीक बनी रहती है लेकिन वर्ष में विभिन्न समय पर अलग-अलग स्थानों पर पीएच की अधिक मात्रा देखी जाती है। 
(ख) सीपीसीबी यमुना नदी के दिल्ली क्षेत्र के चार स्थानों पर मासिक आधार पर अमोनिया की निगरानी करता है। केवल 30 दिसम्‍बर, 2017 से 09 मार्च, 2018 तक वजीराबाद बैराज के प्रतिप्रवाह में वजीराबाद ताल में अमोनिया की मात्रा 1.5 से 2.6 पीपीएम पाई गई थी, जो दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित जल परिशोधन संयंत्रों की परिशोधन क्षमता से अधिक है। वजीराबाद के अनुप्रवाह से ओखला के प्रतिप्रवाह क्षेत्र में भी अमोनिया का स्तर अनुमत्य सीमा से अधिक पाया गया था। 
(ग) नदियों की सफाई एक निरंतर प्रक्रिया है और यह मंत्रालय गंगा नदी की सहायक नदी यमुना में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 1993 से यमुना कार्य योजना (वाईएपी) के अंतर्गत चरणवद्ध ढंग से हरियाणा, दिल्ली और उत्‍तर प्रदेश राज्‍यों को वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में सहयोग दे रहा है। वाईएपी चरण-I और चरण- II के अंतर्गत यमुना नदी के संरक्षण पर किया गया 
कुल खर्च 1514.70 करोड़ रु.है। यमुना नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 2015-16 से 2017-18 (28.02.2018 तक ) 166.12 करोड़ रु. की राशि मंजूर और जारी की है। 
वर्तमान में, दिल्‍ली में मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों (950 मिलियन लीटर प्रतिदिन) तथा ट्रंक सीवरों (43 कि.मी.) के पुनरुद्धार और अपग्रेडेशन के लिए दिल्‍ली में जापान अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) की सहायता से 1656 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर वाईएपी चरण-।।। परियोजना का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड क्रियान्वयन एजेंसी है। वाईएपी-।।। की परियोजना अवधि 7 वर्ष है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की मैली से निर्मल यमुना पुनरूज्‍जीवन योजना 2017, चरण-I के अंतर्गत यमुना नदी की सफाई के विभिन्न उपायों के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने 344.81 करोड़ रूपए की अनुमानित राशि से दिल्‍ली में नजफगढ़ नाला (ढांसा से केशोपुर) के कमान क्षेत्र में एसटीपी कार्य हेतु स्‍वीकृति दी है। 
इनके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैः-
· कोरोनेशन पिलर पर दस वर्ष की प्रचालन और रख-रखाव अवधि सहित 318 एमएलडी (प्रतिदिन 70 मिलियन गैलन) एसटीपी का निर्माण। 
· दिल्ली गेट नाले पर 15 एमजीडी (68.1 एमएलडी) अपशिष्ट जल परिशोधन संयंत्र का निर्माण। 
· नजफगढ़ क्षेत्र में 7 विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल परिशोधन संयंत्र का निर्माण। 
· अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाईन बिछाना। 
· आस-पास की 3 सीवर लाइनों का पुनरुद्धार। 
इसके अलावा, यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 217.87 करोड़ रूपए की कुल लागत से सोनीपत एवं पानीपत शहरों में “एसटीपी एवं सीवरेज कार्य” नामक दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परियोजना के मुख्य घटकों में 70 एमएलडी क्षमता के नए एसटीपी का निर्माण तथा 75 एमएलडी क्षमता के मौजूदा एसटीपी की पुनर्बहाली शामिल है। यह कार्य जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), हरियाणा द्वारा किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में, यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 33.81 करोड़ रूपए की कुल लागत से वृंदावन (मथुरा) उत्तर प्रदेश में “सीवरेज अवसंरचना की पुनर्बहाली तथा एसटीपी का संवर्धन/उन्नयन” तथा पीपीपी मॉडल आधारित हाइब्रिड एन्यूटी के तहत 204.97 करोड़ रु. की लागत से “मथुरा सीवरेज स्कीम की पुनर्बहाली/पुनरुद्धार” नामक दो परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। ये कार्य बोली चरण में हैं।
*****
